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Title: Increasing number of pending cases in Supreme Court and High Courts of the Country.

�ी जगदि�बका पाल (डुम�रयागंज): सभाप�त महोदय, यह बहुत मह�वपूण� मु�ा है और कदा�चत आप इससे सहमत ह�गे। आज देश के सभी
रा%य� म& आम वादका'रय� को, आम आदमी को (याय नह*ं ,मल पा रहा है। कानून मं.ालय के /हसाब से आज क0 तार*ख म& 26,16,246
मुकदमे देश के 2व,भ(न रा%य� क0 हाई को4स� म& लं5बत ह6। 1 जून, 2009 तक सु7ीम कोट� म& 50,659 मुकदमे लं5बत ह6। लोअर को4स� म&
इसक0 सं:या रा%यवार - महारा;< म& 40 लाख, पि>चम बंगाल म& 24 लाख, 5बहार म& 14 लाख, राज?थान म& 12 लाख और /दAल* म& 11.5
लाख है। इसी तरह से हाई को4स� म& यूपी म& सवा��धक 9,11,858 मुकदमे लं5बत ह6; त,मलनाडु म& 4,51,496; महारा;< म& 3,69,978 और
पि>चम बंगाल म& 3,00,473 मुकदमे लं5बत ह6।

MR. CHAIRMAN: What is your demand? What is your suggestion to the Government?

SHRI JAGDAMBIKA PAL : Justice delayed is justice denied. अगर (याय नह*ं ,मलेगा तो Eफर देर म& (याय नह*ं ,मलता है। आज हाई
को4स� म& भी जजेज़ के पद 'रHत ह6 और इस नाते उन जजेज़ के पद� को भरा जाए, �नि>चत तौर से नए पद� का सृजन Eकया जाए,
फा?ट <ैक को4स� बनाई जाएँ, देश म& (यायालय� म& लं5बत जो मुकदमे ह6, इन मुकदम� क0 पै(डै(सी जो इतनी बड़ी तादाद म& लागू है, इसे
समाOत करने के ,लए 7यास Eकया जाए। इससे मह�वपूण� मु�ा कोई और नह*ं हो सकता।


